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( PART I 


सं ० प्रो ० वि ०/ हिसार/ 65-86/ 21924,-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1) कृषि विश्वविद्यालय हिसार 
( 2) हैड पशु विज्ञान कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के श्रमिक, श्री मनी राम मार्फत मजदूर एकता यूनियन , नागौरी गैट हिसार 
तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1- श्रम - 78-32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, 
के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
नीचेंलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विबादग्रस्त 
मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री मनी राम , सपुत्र श्री नेत राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


सं ० ओ ० वि ०/ रोहतक 220-84/ 2193 1. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि पंचायत समिति कलानौर 
( रोहतक ) के श्रमिक श्री रतन सिंह, सपुत्र श्री धर्म चन्द, कुम्हार गांव डा ० व डोभ तहसील व जिला रोहतक , तथा उसके 
प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है । 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 9641-1- श्रम 78/ 325 7 3, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उसले सुसंगत या 
उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तया 
श्रमिक के बीच या तो विबाद ग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री रतन सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 
का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि./भिवानी/ 61-86/ 21938.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रशासक , नगर सुधार 
मण्डला, भिवानी , के श्रमिक श्री राम निवास पुत्र श्री भगवान सिंह गांव जगराम वास तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी 
तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम 78/32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त 
या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन में देने हेतु निर्दिष्ट करते 
है जो किकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला हैं 

श्री राम निवास की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 
सं ०. ओ ० वि ० / रोहतक/ 27-86/ 21945. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं रावल इण्डस्ट्रीज , प्रा . लि . , 
झझर रोड, बहादुरगढ़ ( रोहतक ), के श्रमिक श्री मांगे राम, पुत्र श्री हरि सिह, मार्फत बार एस . यादव , प्रधान, भारतीय मजदूर संघ, 
रेलवे रोड, बहादुरगढ़ तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद, लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


क्या 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 
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इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1- श्रम-78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त 
प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री मांगे राम , पुत्र श्री हरि सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 
का हकदार है ? 

सं : प्रो ० वि ०/भिवानी/69-86/ 21952. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० भिवानी टैक्सटाईल मिल्ज , 
भिवानी , के . श्रमिक श्री शिवराम सिंह , पुत्र श्री दर्शन सिंह द्वारा मजदूर सभा ( रजि . ) ऐटक ग्राफिस , लेबर कालौनी नं 0 43, 
भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में . कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर 
1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच 
या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 

क्या श्री शिवराम सिंह, पुत्र श्री दर्शन सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस 
राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ.वि./ रोहतक / 29-86/ 21959. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० रावल इन्डस्ट्रीज प्रा.लि., 
बहादुरगढ़ के श्रमिक श्री जय भगवान मार्फत प्रार ० एस ० यादव , प्रधान भारतीय मजदूर संघ रेलवे रोड, काठ मण्डी, 
बहादुरगढ़ ( रोहतक ) तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे 
सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों 
तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री जय भगवान, पुत्र श्री चन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 
का हकदार है ? 

दिनांक 30 जून , 1986 
स ० प्रो ० वि ०/ रोहतक/ 6-86/ 22121 - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ( 1 ) मनेजिंग डायरैक्टर, हरियाणा 
स्टेट को - प्रोप्रेटिव लैण्ड डिवलेपमेन्ट बैंक लि ., सेक्टर - 22- बी चण्डीगढ़ ( 2 ) मैनेजर, झझर प्राईमरी को -प्रोप्रेटिव लैण्ड 
डिवलेपमेन्ट बैंक लि ०, झझर, रोहतक के श्रमिक श्री वेदपाल, पुत्र श्री रणजीत सिंह, गांव व डाकखाना खरककलां जिला रोहतक तथा उसके 
प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - श्रम-78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या 
तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री वेदपाल, पुत्र श्री रणजीत सिंहकी सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस 

राहत का हकदार है ? 


